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विषय: जैविक खेती पर भू-जल प्रदूषण का प्रभाव
632. श्री राम कुमार कश्यपः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या बाजार में उपलब्ध सभी जैविक खाद्य पदार्थ शत प्रतिशत जैविक नहीं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भू-जल प्रदूषण फसलों में रिसने वाले रसायन के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों में से एक कारण है जिससे शंकाएं उत्पन्न होती है कि भारत में कोई भी जैविक खाद्य पदार्थ कैसे उत्पादित हो सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अजैविक उत्पाद की तुलना में जैविक उत्पाद के दाम अधिक होते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या उत्पादों की लागत को कम करने के लिए देश में जैविक फसल के उत्पादन और विपणन को सहायता प्रदान करने की सरकार की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क): खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017, जिसे 29.12.2017 को अधिसूचित किया गया था, के प्रावधानों के अनुसार देश में किसी भी जैविक खाद्य को निर्मित, पैक, बिक्री, बिक्री के लिए प्रस्‍ताव, विपणन या अन्यथा वितरण को विनियमित किया जाता है। इन नियमों में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) या भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जैविक खाद्य की आवश्यकता होती है। हालांकि, छोटे मूल जैविक उत्पादक या उत्पादक संगठन का समर्थन करने के लिए, प्रति वर्ष 12 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर वाले उत्‍पादकों को एनपीओपी या पीजीएस के माध्यम से प्रमाणन से छूट दी गई है। इन विनियमों के माध्यम से कवर किए गए जैविक खाद्य में एफएसएसएआई जैविक लोगो अर्थात जैविक भारत लोगो होना चाहिए।
(ख): ऐसी कोई रिपोर्ट कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के संज्ञान में नहीं लाई गई है।
(ग): गैर-जैविक उत्पादों की तुलना में जैविक उत्पादों के मूल्‍यों में अंतर होता है क्योंकि जैविक खेती में अधिक श्रम लगता है, प्रारंभिक वर्षों में उपज कम होती है और इसमें जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रियात्मक लागत भी शामिल होती है।
(घ): देश में जैविक खेती के समर्थन के लिए वर्ष 2015 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्‍य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) की समर्पित योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत क्लस्टर/एफपीओ/एफपीसी गठन, किसानों के क्षमता निर्माण, उत्पादन के लिए आदान खरीद, फसलोपरांत अवसंरचना विकास और विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
******
